भारत सरकार

गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1017
दिनांक 29.07.2015/ 07 श्रावण, 1937 (शक) को उत्तर के लिए
गुमशुदा बच्चों को ढूंढ़ने हेतु राज्यों को दिशानिर्देश
1017.   श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय ने बिहार, असम, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश  को 13000 गुमशुदा बच्चों को ढूंढ़ने का दिशानिर्देश दिया था; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का कहां तक अनुपालन किया गया है;
(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 2011 से लेकर अब तक अकेले मध्य प्रदेश में ही 23000 बच्चे गुमशुदा हैं; और
(घ) गत तीन वर्षों से गुमशुदा बच्चों को ढूंढ़ने के लिए पुलिस विभागों और अन्य अभिकरणों द्वारा क्या किया गया है?
उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)
(क) और (ख)ː
 माननीय उच्चतम न्यायालय ने नवम्बर, 2014 में वर्ष 2012 की रिट याचिका (दांडिक) 75; बचपन बचाओ आन्दोलन में न्याय निर्णय देते समय राज्यों को लापता बच्चों का पता लगाने का निदेश दिया। मामले पर व्यक्तिगत प्रतिवादी होने के कारण सभी राज्यों ने इस संबंध में उठाए गए कदमों पर माननीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराते हुए अपने संबंधित हलफनामे प्रस्तुत किये। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, असम, बिहार, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में लापता बच्चों और पता लगाये गए बच्चों संबंधी आंकड़ें अनुलग्नक-। में दिये गए है। राज्यों की पहल के अलावा, गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लापता बच्चों की पहचान करने और उनका पता लगाने तथा उनके परिवारों से उन्हें मिलाने के लिए जनवरी, 2015 में ‘ऑपरेशन मुस्कान’ आरंभ करने का अनुरोध किया। 
(ग)ː
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2011 से अप्रैल, 2015 तक 44326 बच्चों के लापता होने की सूचना थी (वर्ष 2011 में-12134, 2012 मे-11455, 2013 में-11048, 2014 में-7320 और 2015 में-2369)।
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(घ)ː
भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं, इसलिए, लापता बच्चों का पता लगाने सहित अपराधों को दर्ज करने, जांच करने और अभियोजन का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। गृह मंत्रालय परामर्शी-पत्रों, योजनाओं आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देता है। सरकार ने लापता बच्चों का पता लगाने, उन्हें बचाने और उनका पुनर्वास करने तथा उनके परिवारों से उन्हें मिलाने के लिए अनेक पहलें आरंभ की है, जैसाकि नीचे बताया गया हैː-
(i)
गृह मंत्रालय ने प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन के माध्यम से मानव-दुर्व्यापार के 
प्रति भारत में विधि प्रवर्तन कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने के लिए एक व्यापक 
योजना मंजूर की है, जिसमें समूचे देश में 225 मानव-दुर्व्यापार रोधी यूनिटें 
(एएचटीयू) स्थापित की गई हैं
(ii)
गृह मंत्रालय ने लापता बच्चों का पता लगाने संबंधी प्रयासों को सशक्त बनाने 
के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनेक परामर्शी-पत्र भी जारी किए हैं। 
परामर्शी-पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट 
http://mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/pdf/AdvCrime-children-
2807.pdf  पर उपलब्ध है।
(iii)
उपर्युक्त के अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से 
परामर्श करके देश में ‘ट्रैक चाइल्ड’ नामक एक वेब पोर्टल आरंभ किया है 
जिसका उद्देश्य लापता और बरामद किये गए बच्चों के मिलान कार्य को सरल 
बनाने के लिए व्यापक पहचान ब्यौरों के साथ सभी लापता बच्चों के रीयल 
टाइम आंकड़ों का रख-रखाव करना है।
(iv)
भारत सरकार ने लापता बच्चों को बचाने के उद्देश्य से दिनांक 01 जुलाई, से 
31 जुलाई, 2015 के दौरान ऑपरेशन ‘मुस्कान’ नामक एक अन्य अभियान 
आरंभ करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है।
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वर्ष 2011-15 के दौरान राज्य-वार लापता बच्चों (पुरुष-महिला) की कुल संख्या 
	क्रसं.
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
	लिंग
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	
	
	
	लापता
	पता लगाये गए
	लापता
	पता लगाये गए
	लापता
	पता लगाये गए
	लापता
	पता लगाये गए
	लापता
	पता लगाये गए

	1
	असम
	पुरुष
	835
	450
	772
	330
	618
	275
	569
	266
	151
	92

	
	
	महिला
	1455
	879
	1437
	648
	1001
	413
	1006
	521
	245
	131

	2
	बिहार
	पुरुष
	504
	237
	833
	160
	एनआर
	एनआर
	एनआर
	एनआर
	एनआर
	एनआर

	
	
	महिला
	385
	267
	633
	150
	एनआर
	एनआर
	एनआर
	एनआर
	एनआर
	एनआर

	3
	चंडीगढ़
	पुरुष
	104
	90
	62
	30
	46
	03
	52
	14
	26
	18

	
	
	महिला
	107
	74
	94
	35
	90
	11
	105
	29
	74
	46

	4
	मध्य प्रदेश
	पुरुष
	4369
	3314
	4003
	2712
	4076
	1932
	2627
	2410
	586
	512

	
	
	महिला
	7765
	5212
	7452
	4401
	6972
	2828
	4693
	4112
	1783
	1282

	
	कुल (पुरुष)
	
	5812
	4091
	5670
	3232
	4740
	2210
	3248
	2690
	763
	622

	
	कुल (महिला)
	
	9712
	6432
	9616
	5234
	8063
	3252
	5804
	4662
	2102
	1459

	
	कुल योग
	
	15524
	10523
	15286
	8466
	12803
	5462
	9052
	7352
	2865
	2081


नोटː
वर्ष 2014 और 2015 के आंकड़े अनंतिम हैं और 2015 के आंकड़े अप्रैल तक हैं।
एनआर- आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।
----
